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विषय: पराली को जलाने संबंधी प्रबंधन
636. श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमारः 
क्या कृषि  एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) सरकार द्वारा उत्तरी राज्यों में पराली को जलाने पर रोक लगाने के लिए क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं;
(ख) सरकार ने पराली को जलाए बिना उसके प्रबंधन के लिए अनुसंधान करने की दिशा में क्या प्रयास किए हैं; और
(ग) क्या सरकार पराली के प्रबंधन के लिए किसान को बोनस देने का विचार रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परषोत्तम रूपाला)

(क): फसल अवशेष के अंतर-स्थाने प्रबंधन के प्रयोजनार्थ वायु प्रदूषण का समाधान करने के साथ-साथ अपेक्षित मशीनों के लिए राजसहायता देने हेतु वर्ष 2018-19 से 2019-20 की अवधि के लिए ‘’पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अंतर-स्थाने फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रीकरण संवर्धन’’ नामक एक नई केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम शुरू की गई है। यह केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम कुल 1151.80 करोड़ रुपये की केंद्रीय निधियों (2018-19 के लिए 591.65 करोड़ रुपये और 2019-20 के लिए 560.15 करोड़ रुपये) के साथ शुरू की गई है। वर्ष 2018-19 के दौरान किसानों को राजसहायता पर अंतर-स्थाने फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों के वितरण, अंतर-स्थाने फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों से संबंधित कस्टम हायरिंग केंद्रों (सीएचसी) की स्थापना और किसानों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) कार्यकलाप शुरू करने के लिए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकारों को क्रमश: 269.38 करोड़ रुपये, 137.84 करोड़ रुपये और 148.60 करोड़ रुपये की निधियां दी गई हैं।
(ख): भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा अंतर-स्थाने और बाहृ-स्थाने पराली प्रबंधन के लिए अनुसंधान कार्य किए गए हैं। इस अनुक्रम में केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, कृषि उपरकण और मशीनों से संबंधित अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना से जुड़े पंजाब कृषि विश्वविद्यालय केंद्र द्वारा विभिन्न फसल पराली प्रबंधन मशीनों/उपकरणों यथा सुपर पराली प्रबंधन कम्बाइन हार्वेस्टर प्रणाली, हैप्पी सीडर, मल्चर, धान पराली चॉपर एवं स्प्रेडर, रोटरी स्लेशर और हाइड्रॉलिक रूप से चालित रिवर्सेबल मोल्ड बोर्ड हल आदि तैयार करके उनका प्रदर्शन किया गया है।  
(ग):  पराली का प्रबंधन करने के लिए किसानों को बोनस के रूप में सहायता दिए जाने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।
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